भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2320
(जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
देश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की स्थिति
2320.
श्री नरेश गुजरालः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
देश भर में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या क्या है;
(ख)
कृषि ऋण के संवितरण में सक्रिय तौर पर संलग्न कार्यशील प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;
(ग)
क्या यह सच है कि सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या कम होने के कारण एक रिक्तता पैदा हो गई है जहां किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त अभिकरण नहीं है; और
(घ)
वाणिज्यिक बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क) से (ग): प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) सहकारी समितियां हैं और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 32 के अंतर्गत यह राज्य का विषय है। पीएसीएस भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनियामकीय दायरे में नहीं आता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक देश में 370 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) हैं।
नाबार्ड ने यह सूचित किया है कि सहकारी बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा वाणिज्यिक बैंक भी किसानों को कृषि ऋण देते हैं।
(घ): बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कुछेक मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:
· सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) आरंभ की है जो उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इत्यादि जैसे कृषि निविष्टियों की खरीद करने में नकदी के आहरण में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को वर्ष 2012 से और सरल बनाया गया है, जिसमें एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड, फसलेत्तर ऋण/उपभोग/घरेलू आवश्यकता तथा फार्म आस्तियों का अनुरक्षण, केसीसी ऋण की वैधता को पांच वर्ष तक बढ़ाना, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत आहरण की अनगिनत संख्या शामिल है।
· आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन तथा प्रतिभूति अपेक्षा को समाप्त करने की सूचना दी है।
· आरबीआई ने बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं, जिनमें “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, को छोड़कर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लिए गए ऋण सहित सभी प्रकार के ऋणों के लिए ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग उधारकर्ताओं (स्व-सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह सहित) से “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करने से छूट देने की सलाह दी है।
*****
